भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 200 
जिसका उत्तर 6 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाना है ।
15 अग्रहायण, 1935 (शक)
अमेरिकी सीनेट द्वारा आप्रवासन सुधार विधेयक का पारित किया जाना 
200.  श्री देवेंदर गौड:

 
क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)   क्‍या यह सच है कि अमेरिकी सीनेट द्वारा हाल ही में पारित किए गए आप्रवासन सुधार विधेयक में ऐसे प्रावधान है जो अमेरिका में कार्य कर रही भारतीय कपंनियों को बुरी तरह प्रभावित करेंगे; और 
(ख)   इस प्रावधान के प्रति भारत का दृष्‍टिकोण क्‍या है और अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों और कंपनियों के हितों की रक्षा के  लिए सरकार क्‍या उपाय करने का विचार रखती है ? 
उ त्त र
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री (श्री मिलिंद देवड़ा)
(क) और (ख)  : जी, हां । अमरीकी सीनेट ने विधेयक संख्या 744,  “सीमा सुरक्षा, आर्थिक अवसर और पर्यावास आधुनिकीकरण अधिनियम, 2013” पास किया । भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने विधेयक में आप्रवासी वीज़ा (एच-1 बी/एल-1 टाइप वीज़ा) से संबंधित कुछ उपायों पर बुहत चिंता जतायी है । ये उपाय कंपनी के एच-1बी और एल-1 उपयोग के आधार पर लागू होते हैं और ऐसी आशंका है कि प्रस्तावित नए उपायों के परिणामस्वरूप एच-1बी और एल-1 वीज़ा पर निर्भर कंपनियों पर उच्च मजदूरी सहित यू.एस एजेंसियों द्वारा अधिक लेखांकन; गैर-विस्थापन गारंटी/अतिरिक्त नियुक्ति सूचना आवश्यकताएं; अधिक वीज़ शुल्क जैसी बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं ।
चूंकि अमेरिका में प्रचालनरत अधिकतर भारतीय आईटी कंपनियां एच-1बी/एल-1 पर निर्भर हैं, इसलिए यदि प्रस्तावित नए उपायों को कानून के तौर पर लागू किया जाता है तो इससे अमेरिका में स्थित भारतीय आईटी कंपनियों का मौजूदा व्यापार मॉडल प्रभावित होगा ।
इन नए उपायों से संबंधित भारतीय आईटी कंपनियों की चिंताओं को अमरीका के साथ उठाया गया है । भारत की चिंत्ताओं के बारे में मई, 2013 में आयोजित घरेलू सुरक्षा वार्ता, जून 2013 में आयोजित रणनीतिक वार्ता और गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा जुलाई, 2013 में आयोजित सीईओ फोरम के दौरान मंत्री स्तर पर यू.एस को अवगत कराया गया है । 27 सितम्बर, 2013 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित बैठक के दौरान प्रधान मंत्री ने भी अमरीकी राष्ट्रपति के सामने इस मुद्दे को उठाया और अनुरोध किया कि भारतीय आईटी उद्योग की चिंताओं का समाधान करने के लिए यू.एस प्रशासन को यू.एस कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना चाहिए । यू.एस के अधिकारियों ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय आईटी उद्योग के योगदान और उनकी चिंताओं के बारे में हमारे सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय व्यापरिक संबंधों को स्वीकार किया है ।
****** 
